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जिसका उत्‍तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।
.....
नेशनल ऐक्वफर मैपिंग प्रोग्राम
3669. श्रीमती विजला सत्यानंत: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड के नेशनल ऐक्वफर मैपिंग प्रोग्राम के तहत आर्सेनिक संदूषण के विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है; 
(ख) 
क्या यह भी सच है कि देश के विभिन्न भागों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आर्सेनिक मुक्त ऐक्वफर का उपयोग करते हुए जल कुंओं का निर्माण भी किया गया है; 
(ग) 
क्या उपर्युक्त मामले संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी; और 
(घ) 
यदि हां, उक्त बैठक में हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क) और (ख)
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के राष्‍ट्रीय जलभृत्‍त मानचित्रण कार्यक्रम के तहत आर्सेनिक संदूषण के पहलू पर विशेष ध्‍यान दिया गया है । सीजीडब्‍ल्‍यूबी आर्सेनिक सुरक्षित गहरे जलभृत्‍त क्षेत्रों को टैप करते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्‍तर प्रदेश के आर्सेनिक प्रभावित भागों में अन्‍वेषण कुंओं का निर्माण करने में शामिल रहा है, जिन्‍हें अन्‍वेषणात्‍मक ड्रिलिंग और जियो-फिजिकल लॉगिंग के माध्‍यम से स्‍टेट ऑफ दि आर्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशुद्धता से सीमांकित किया गया है ।
(ग) और (घ) सीजीडब्ल्यूबी ने दिनांक 7 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में “गंगा बेसिन में भूजल में आर्सेनिक समस्या और उसके उपचार” पर एक कार्यशाला आयोजित की।  चर्चा किए गए विषयों में –गंगा के मैदान –जल हाइड्रोस्‍ट्रेटीग्राफी और आर्सेनिक संदूषण, भूमि जल और खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक संदूषण, मानव स्‍वास्‍थ्‍य एवं उपशमन : पश्चिम बंगाल में अनुभव, गंगा बेसिन में भूमि जल आर्सेनिक संदूषण : एक सिंहावलोकन और उपशमन के प्रयास, बंगाल डेल्‍टा मैदान में भूमि जल आर्सेनिक: ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर जलापूर्ति के लिए भू –रासायनिक और भूआकारिकी परिप्रेक्ष्‍य, ग्रामीण बिहार में किफायती आर्सेनिक उपशमन कार्यनीति, स्‍वच्‍छ पेयजल तक पहुंच: आर्सेनिक संदूषण की चुनौती के समाधान का मार्ग, सिंधु-गंगा के मैदानों में धान की बुआई में आर्सेनिक निगरानी और आकलन तथा इसके उपशमन के उपाए, ग्रामीण पेयजल में आर्सेनिक की समस्‍याएं, आदि विषय शामिल थे।
कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशों में आर्सेनिक प्रभावित/असुरक्षित क्षेत्रों में समय-समय पर सर्वेक्षण और साझा मंचों पर विविध अभिकरणों द्वारा बताए गए आंकड़ों को साझा करना शामिल है। यह सुझाव दिया गया है कि जलगुणवत्ता परिक्षण प्रयोगशालाओं को उन्‍नत बनाने और एनएबीएल से मान्‍यता दिलवाने की आवश्‍यकता है। प्रभावित  क्षेत्रों में सतही जल स्रोतों पर आधारित जलापूर्ति के वैकल्पिक स्रोत पर विचार किया जाना चाहिए और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्सेनिक प्रतिरोधी फसलों की बुआई को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्‍त नीतिगत कार्य किए जाने चाहिए। एनएक्‍यूयूआईएम के अंतर्गत विभिन्‍न क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्‍त जलभृत्तों का पता लगाने की संभावना  तलाशी जानी है।  आर्सेनिक संदूषण की समस्‍या से बचने/निपटने के लिए सामान्‍य किस्‍मों की बजाए आर्सेनिक का असर सह लेने वाली फसलों की बुआई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चावल की बोरो कृषि को तुरंत बंद करने की आवश्‍यकता है, क्‍योंकि यह मुख्‍य समस्‍या है जिसके माध्‍यम से आर्सेनिक खाद्य पदार्थों में प्रवेश करता है । आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित व्‍यक्तियों की संख्‍या के विषय में पर्याप्‍त आंकड़े उपलब्‍ध नहीं हैं, आर्सेनिक प्रभावित/असुरक्षित क्षेत्रों का समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। भूमि जल में आर्सेनिक संदूषण के विषय में शोध एवं विकास कार्य, क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान बढ़ाए जाने चाहिए। आर्सेनिक उपशमन परियोजना /स्‍कीम की योजना बनाते समय मृदा पथ (पानी-मृदा-पौधा-मानव) संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए। सभी आर्सेनिक उपशमन उपायों को एक साथ मिला लेना चाहिए और इन्‍हें सामुदायिक सहभागिता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 
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